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जिसका उत्‍तर 23 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।
.....
राजघाट बांध परियोजना के जलमग्न क्षेत्र
634. श्री संजय सिंह: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर के उन किसानों की संख्या कितनी है जिनकी भूमि और कुएं, छप्पर, घर जैसी अन्य संपत्तियां बेतवा रिवर बोर्ड, द्वारा निर्मित राजघाट बांध परियोजना में जलमग्न हो गई हैं, और यदि हां, तो किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे का ब्यौरा क्या है; 
(ख) 
क्या बांध के जल में डूब जाने वाली संपत्तियों के लिए मुआवजा दिया जाएगा; यदि हां, तो यह मुआवजा कब से दिया जाएगा और तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है; और 
(ग) 
प्रभावित किसानों को शेष मुआवजा नहीं किए जाने के क्या कारण हैं और उनके लिए बेतवा रिवर बोर्ड की क्या योजनाएं हैं?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) से (ग) बेतवा नदी बोर्ड (बीआरबी) निर्मित राजघाट बांध परियोजना से मध्य प्रदेश राज्य में अशोक नगर जिले के 39 गांव और उत्तर प्रदेश राज्य में ललितपुर जिले के 49 गांव प्रभावित हुए हैं। राजघाट बांध परियोजना का पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) 371.00 मीटर है। पूर्ण जलाशय स्तर तक गैर-विवादित प्रभावित भूमि के लिए प्रतिपूर्ति का भुगतान वर्ष 1978 से वर्ष 2000 तक कर दिया गया है। फिर भी, ललितपुर जिले (उ.प्र.) के 12 गांवों में 61 किसानों की 127.76 एकड़ (51.703 हे.) के लिए 55.78 लाख रु. की राशि की प्रतिपूर्ति अभी की जानी है। लंबित अदालती मामलों और नामितों के संबंध में विवादों के कारण प्रतिपूर्ति का भुगतान लंबित है। 
प्रभावित किसानों को प्रतिपूर्ति की शेष राशि लंबित अदालती मामलों के निपटान और नामितों के संबंध में विवादों के निवारण के बाद कर दी जाएगी। 
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